
 

 
 

Date –17 September 2024 
 

सीबीआई की स्वायत्तता और ननष्पक्षता बनाम संवैधाननक अनधकार और 

न्यानयक सुरक्षा 

 

( यह लेख यूपीएससी नसनवल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतगगत ‘ भारत 

की शासन एवं राजव्यवस्था, भारतीय संनवधान, उच्चतम न्यायालय, नवनभन्न के्षत्रर ं में सरकारी नीनतयां और 

हस्तके्षप और उनके प्रारूप और कायागन्वयन से उत्पन्न हरने वाले मुदे्द ’ खंड से और यूपीएससी के प्रारंनभक 

परीक्षा के अंतगगत ‘ नदल्ली आबकारी नीनत , आबकारी नीनत मामले में नदल्ली के मुख्यमंत्री की नगरफ्तारी और 

जमानत , कें द्रीय अने्वषण बू्यरर (सीबीआई) , नरि पल रेस्ट , भारत में प्रवतगन ननदेशालय और उसका कायग ’ खंड 

से संबंनधत है। )  

  

खबरर ंमें क्र ं? 

  

 हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ददल्ली आबकारी नीदत मामले में ददल्ली के मुख्यमंत्री अरदरं्वद केजरीर्वाल 

को ज़मानत प्रदान की है। ज़मानत देने के इस फैसले के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शतें भी लगाई हैं।  

 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सीबीआई के आचरण पर आलोचना करते हुए कहा दक सीबीआई, 

जो देश की प्रमुख जांच एजेंसी है, को अपनी जांच की दनष्पक्षता और दगरफ्ताररयो ंमें संभादर्वत पक्षपात के संदेह को 

दूर करने के दलए पूरी तत्परता से कायय करना चादहए था। 

 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अतीत के उस मामलो ं का उले्लख दकया जब भारत के सर्वोच्च 

न्यायालय ने सीबीआई को कडी फटकार लगाई थी और उसकी तुलना “दपंजरे में बंद तोते” से की थी।  

 सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी संकेत दकया दक  सीबीआई को अपने कायों को करने में पूरी तरह से स्वतंत्रता और 

दनष्पक्षता बनाए रखने की आर्वश्यकता है। 

  

नदल्ली आबकारी नीनत मामले में नदल्ली के मुख्यमंत्री की नगरफ्तारी और जमानत की समय – सीमा :  

आबकारी नीनत मामले में नदल्ली के मुख्यमंत्री की नगरफ्तारी और जमानत की समयरेखा इस प्रकार है-  

21 मार्ग, 2024 : ददल्ली के मुख्यमंत्री को प्रर्वतयन दनदेशालय (ईडी) द्वारा दगरफ्तार दकया गया था। 

26 जून, 2024 : पहले से ही दहरासत में रहते हुए, उन्हें कें द्रीय अने्वषण बू्यरो (सीबीआई) द्वारा दगरफ्तार दकया गया था। 

12 जुलाई, 2024 : सुप्रीम कोटय ने प्रर्वतयन दनदेशालय (ईडी) मामले में अंतररम जमानत दी, लेदकन सीबीआई की लंदबत 

काययर्वाही के कारण र्वह जेल में ही रहे। 

5 अगस्त, 2024 : ददल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई की दगरफ्तारी को बरकरार रखा और मुख्यमंत्री को जमानत के 

दलए दनचली अदालत जाने का दनदेश ददया। 



 

नदल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खखलाफ सवोच्च न्यायालय में अपील दायर करना : ददल्ली के मुख्यमंत्री ने उच्च 

न्यायालय के फैसले के खखलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। अंततः  सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी। 

  

सवोच्च न्यायालय द्वारा नदए गए ननणगय के मुख्य आधार: 

जमानत मंजूर करने का ननणगय : न्यायमूदतय सूययकांत और न्यायमूदतय उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सर्वयसम्मदत से जमानत 

देने का दनणयय दलया। 

नरि पल रेस्ट : न्यायाधीशो ं ने दनधायररत दकया दक मुख्यमंत्री ने जमानत के दलए “दटि पल टेस्ट” को पूरा दकया है। दजसमें 

सबूतो ंसे दकसी भी प्रकार का छेडछाड का कोई जोखखम नही ंउठाना, भागने का कोई जोखखम नही ंउठाना और गर्वाहो ं

पर कोई अनुदचत प्रभार्व नही ंडालना शादमल है। 

 

जमानत देने के साथ ही कुछ शतों का पालन करना अननवायग : 

 ददल्ली के मुख्यमंत्री अरदरं्वद केजरीर्वाल इस दौरान मुख्यमंत्री कायायलय या ददल्ली सदचर्वालय का कोई दौरा नही ं

करें गे । 

 उपराज्यपाल की मंजूरी के दबना दकसी भी आदधकाररक फाइलो ंपर ददल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा  हस्ताक्षर नही ंदकए 

जाएंगे। 

 ददल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले के बारे में कोई सार्वयजदनक दटप्पणी या गर्वाहो ंसे बातचीत नही ंदकया जायेगा। 

 ददल्ली के मुख्यमंत्री अरदरं्वद केजरीर्वाल को इस मुकदमे में पूणय सहयोग और अदालती सुनर्वाई में उपखथथदत होना 

ही पडेगा। 

 

नगरफ्तारी की आवश्यकता पर अलग-अलग राय : 

 धारा 41(1)(बी): दबना र्वारंट के दगरफ्तारी की शतें दनधायररत करती है। 

 धारा 41ए: उन मामलो ं में अदभयुक्त को पुदलस के समक्ष उपखथथत होने से संबंदधत है जहां दगरफ्तारी की 

आर्वश्यकता नही ंहै। 

 मुख्यमंत्री की दलीलें: उन्होनें तकय  ददया दक धारा 41(1)(बी) के तहत उनकी दगरफ्तारी की शतें पूरी नही ंहुईं और 

सीबीआई द्वारा पूछताछ से पहले उन्हें धारा 41ए के तहत नोदटस नही ंददया गया था। 

 न्यायमूनतग कांत का फैसला: न्यायमूदतय कांत ने फैसला सुनाया दक धारा 41(1)(बी) लागू नही ं होती क्ोदंक 

सीबीआई के दर्वशेष न्यायाधीश ने दगरफ्तारी को अदधकृत दकया था। उन्होनें यह भी स्पष्ट दकया दक धारा 41ए के 

तहत दकसी ऐसे व्यखक्त को नोदटस भेजने की आर्वश्यकता नही ं है जो पहले से ही न्यादयक दहरासत में है। इस 

प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने ददल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी और इस मामले की सुनर्वाई को जारी रखा है। 

  

कें द्रीय अने्वषण बू्यरर (सीबीआई) :  

 कें द्रीय अने्वषण बू्यरो (सीबीआई) भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है।  

 भारत में इसकी थथापना सन 1963 में संथानम सदमदत की दसफाररश के आधार पर भारत सरकार द्वारा की गई 

थी।  

 सीबीआई भारत में एक रै्वधादनक दनकाय नही ं है, लेदकन इसे ददल्ली दर्वशेष पुदलस थथापना अदधदनयम, 1946 के 

तहत जांच करने की शखक्त प्राप्त होती है।  

  

ननयंत्रण :  

 सीबीआई कादमयक, लोक दशकायत और पेंशन मंत्रालय के अदधकार के्षत्र के अंतगयत कायय करती है, जो प्रधानमंत्री 

कायायलय (पीएमओ) के अधीन संचादलत होता है।  

 भ्रष्टाचार दनर्वारण अदधदनयम के तहत अपराधो ं की जांच के दलए सीबीआई अपना अधीक्षण भारत के कें द्रीय 

सतकय ता आयोग को सौपंती है। 

  



 

कें द्रीय अने्वषण बू्यरर का कायग :  

 प्रारंभ में भारत में सीबीआई की थथापना का मूल उदे्दश्य सरकारी दर्वभागो ंऔर सार्वयजदनक के्षत्र के उपक्रमो ंमें 

भ्रष्टाचार की जांच करना था।  

 बदलते समय के साथ, भारत में इसके काययके्षत्र में दर्वस्तार हुआ है।  

 र्वतयमान में, सीबीआई आदथयक अपराध, साइबर अपराध, संगदठत अपराध और दर्वशेष अपराध जैसे कई प्रकार के 

मामलो ंकी जांच करती है। 

  

सीबीआई की आलरर्ना के प्रमुख आधार :  

सीबीआई की आलरर्ना के प्रमुख आधार ननम्ननलखखत हैं –  

1. स्वतंत्रता पूवग अनधननयम द्वारा ननदेनशत : सीबीआई अभी भी डीपीएसई अदधदनयम 1946 द्वारा दनदेदशत है, 

दजसके प्रार्वधान संथथाओ ंकी जर्वाबदेही और स्वायत्तता में बाधा डालते हैं। 

2. राजनीनतक दबाव में काम करना : सीबीआई पर राजनीदतक दबार्व के कारण पक्षपातपूणय होने के आरोप लगते 

रहे हैं। उदाहरण के दलए, कोयला ब्लॉक जांच के दौरान सीबीआई को अपने दनष्कषय सरकार के साथ साझा करने 

को कहा गया था। 

3. भारत में सीबीआई जैसी एजेंसी के संवैधाननकता पर सवाल :  सन 2013 में गुर्वाहाटी उच्च न्यायालय ने 

सीबीआई को असंरै्वधादनक करार ददया था, क्ोदंक इसका कोई रै्वधादनक आधार नही ंहै, दकनु्त  बाद में सुप्रीम कोटय 

ने ही इस फैसले पर रोक लगा दी थी। 

4. सेवाननवृनत्त के बाद लाभ का पद पाने से पे्रररत हरना : सीबीआई प्रमुख को सेर्वादनरृ्वदत्त के बाद लाभ का लालच 

मौजूदा सरकार के इशारे पर चलने के दलए पे्रररत करता है। 

5. मामले के समाधान में देरी करना : सीबीआई की अकुशलता और अप्रभार्वीता के कारण मामलो ंके समाधान में 

देरी होती है। 

6. भ्रष्टार्ार और भाई-भतीजावाद कर परनषत करने वाली एजेंसी : पूर्वय सीबीआई दनदेशक जोदगंदर दसंह ने अपनी 

पुस्तक में एजेंसी के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार और भाई-भतीजार्वाद का खुलासा दकया है। 

7. आंतररक नववाद : र्वषय 2019 में एजेंसी के दनदेशक और दर्वशेष दनदेशक के बीच दर्वर्वाद हुआ था, दजसमें दोनो ंने 

एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार और मनी लॉख ि् ंग का आरोप लगाया था। 

8. सीबीआई के छनव पर धक्का : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को ‚नपंजरे में बंद तरता‛ बताया, दजसके 

कई मादलक हैं। 

  

सीबीआई की कारगवाई पर सवाल उठाते हुए न्यायमूनतग भुइयां की आलरर्ना :  

 न्यायमूदतय भुइयां ने सीबीआई की कारयर्वाई पर सर्वाल उठाते हुए कहा दक एजेंसी को आरोपी से इस तरह के उत्तर 

की मांग नही ं करनी चादहए दजससे जांचकतायओ ं को संतोष हो और आरोपी को सहयोगी माना जाए। उन्होनें 

भारतीय संदर्वधान के अनुचे्छद 20(3) का हर्वाला देते हुए कहा दक आरोपी को आत्म-गर्वाही से बचने का अदधकार 

है। 

 उन्होनें केजरीर्वाल की दगरफ्तारी के समय पर भी आपदत्त जताई, और कहा दक सीबीआई ने एक अन्य मामले में 

जमानत दमलने के तुरंत बाद उनकी दहरासत की मांग की थी। 

  

आगे / समाधान की राह :  

  

1. ददल्ली आबकारी नीदत मामले में ददल्ली के मुख्यमंत्री अरदरं्वद केजरीर्वाल को जमानत दमलना यह दशायता है दक 

भारत की न्यादयक व्यर्वथथा इस मामले की समाधान न्यादयक प्रदक्रया की पारददशयता और दनष्पक्षता में दनदहत है।  

2. भारत में दकसी भी न्यायालय को दनष्पक्ष और त्वररत न्याय सुदनदित करना चादहए तादक जनता का दर्वश्वास बना 

रहे।  



 

3. भारत में राजनीदतक दलो ंको भी न्यादयक प्रदक्रया का सम्मान करना चादहए और इसे राजनीदतक हदथयार के रूप 

में उपयोग नही ंकरना चादहए। 

4. ददल्ली आबकारी नीदत मामला भारतीय न्यादयक प्रणाली और राजनीदत के दलए एक महत्वपूणय परीक्षण है। सर्वोच्च 

न्यायालय का दनणयय इस मामले में एक महत्वपूणय मोड है और यह देखना महत्वपूणय होगा दक आगे की न्यादयक 

प्रदक्रया कैसे आगे बढ़ती है। 

5. भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ददल्ली आबकारी नीदत मामले में ददल्ली के मुख्यमंत्री अरदरं्वद केजरीर्वाल को 

ज़मानत प्रदान करने का यह आदेश न्यायालय द्वारा मामले में समाधान की ददशा में उठाया गया एक महत्वपूणय 

कदम माना जा सकता है।  

6. ज़मानत दमलने के बाद, मुख्यमंत्री केजरीर्वाल अब मामले की सुनर्वाई और न्यायालय की प्रदक्रया के दौरान स्वतंत्र 

रह सकें गे।  

7. इस फैसले से न्यायालय ने यह संकेत ददया है दक र्वह मामले की दनष्पक्षता और कानूनी प्रदक्रया का सम्मान करता 

है, और इसके माध्यम से उदचत न्याय सुदनदित करने की कोदशश कर रहा है। 

  

स्त्ररत – द नहन्दू।   

 

प्रारंनभक परीक्षा के नलए अभ्यास प्रश्न :  

  

Q.1.भारत के सवोच्च न्यायालय ने नदल्ली आबकारी नीनत मामले में नदल्ली के मुख्यमंत्री अरनवंद केजरीवाल कर 

ज़मानत प्रदान करते समय नकन दर महत्वपूणग नसद्ांतर ंपर ध्यान नदया? 

A. न्यादयक स्वतंत्रता और प्रशासदनक दनष्पक्षता। 

B. संरै्वधादनक अदधकार और न्यादयक सुरक्षा। 

C. प्रशासदनक प्रभार्व और राजनीदतक समथयन। 

D. केर्वल व्यखक्तयो ंके अदधकार और कानूनी प्रदक्रया। 

उत्तर: B संवैधाननक अनधकार और न्यानयक सुरक्षा। 

  

मुख्य परीक्षा के नलए अभ्यास प्रश्न : 

  

Q.1. भारत में सीबीआई (कें द्रीय जांर् बू्यरर) की स्वायत्तता और ननष्पक्षता की अवधारणा का नवशे्लषण करें। 

इसके संदभग में, हाल ही में नदल्ली आबकारी नीनत मामले में नदल्ली के मुख्यमंत्री अरनवंद केजरीवाल कर 

भारत के सवोच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत प्रदान करने के ननणगय का क्ा महत्व है? इस ननणगय के प्रभाव 

और इसके पररणामस्वरूप सीबीआई की भूनमका और न्यानयक सुरक्षा पर र्र्ाग करें। ( शब्द सीमा – 250 

अंक – 15 ) 

 

Dr. Akhilesh Kumar Shrivastava 
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